भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1541
सोमवार, 24 दिसम्‍बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसीटीवी कैमरे
1541. मीर मोहम्मद फ़ैयाजः
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य-वार क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की मुख्य क्रॉसिंगों और व्यस्त मार्गों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(1) : कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण निम्‍नानुसार हैं:- 
 

	क्र.सं. 
	यातायात नियमों का उल्‍लंघन 
	दुर्घटनाओं की संख्‍या 

	1. 
	ओवर स्‍पीडिंग 
	3,27,448      (70.4)

	2. 
	गलत दिशा में वाहन चलाना 
	29,148        (6.3)

	3. 
	नशे में वाहन चलाना/शराब और मादक पदार्थ का सेवन 
	14,071         (3.0)

	4. 
	मोबाईल फोन का इस्‍तेमाल 
	8,526          (1.8)

	5. 
	लाल बत्‍ती पार करना 
	6,324          (1.4)

	6. 
	अज्ञात 
	79,394         (17.1)

	
	कुल 
	4,64,910


(ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- 
1) सरकार ने राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है। इस नीति में विभिन्‍न उपाय बताए गए हैं जैसे जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्‍थापित करना, कुशल परिवहन के उपयोग, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्‍साहित करना, आदि का सारांश बताया गया है।
2) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् गठित की है।
3) मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों से राज्‍य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित करने तथा उनकी नियमित बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया है। 
4) मंत्रालय ने परिवहन की बेहतर प्रणालियों की जांच करने और सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए विषयों का सुझाव देने के लिए राज्यों के परिवहन मंत्रियों के मंत्री समूह का गठन किया है। 
5) मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के संपूर्ण विस्तार को सम्मिलित करते हुए मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया था।
6) मंत्रालय ने 4 ‘ई’ अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपात परिचर्या पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। 
7) सड़क सुरक्षा को योजना स्‍तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्‍न भाग के रूप में बनाया गया है।
8) राष्‍ट्रीय राजमार्गों के चुनिन्‍दा खंडों की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा आरंभ की गई है । 
9) राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर ब्‍लैक स्‍पॉटों (दुर्घटना संभावित स्‍थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्‍च प्राथमिकता दी गई है।
10) राष्‍ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है। राज्‍यीय राजमार्गों के लगभग 52,000 किमी खंडों को राष्‍ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए अभिज्ञात किया गया है। 

11) राज्‍यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्‍थान स्‍थापित करना और असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्‍चर्या प्रशिक्षण। 

12) इलेक्‍ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्‍यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।  

13) वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्‍त बनाना जैसे सीट बेल्‍ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्‍टम आदि। 

(ग) और (घ): भारत के माननीय उच्‍चतम न्यायालय के दिनांकित 22.04.2014 के आदेश का अनुपालन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2012 के डब्ल्यूपी नं. 295 में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा पर एक समिति गठित की है। समिति ने सड़क सुरक्षा की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ कई बैठकें आयोजित कीं। इसके बाद समिति ने राज्य को कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए:-
 
यातायात उल्लंघन का पता लगाने के लिए आवश्यक उपकरणों जैसे अल्कोमीटर, स्पीड गन, इंटरसेप्टर, सीसीटीवी, कैमरे इत्यादि अधिगृहीत करें। 
*****
